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जिसका उत्‍तर 01 जनवरी, 2018 को दिया जाना है ।
.....
पृथ्वी की सतह पर पाये जाने वाले जल में प्रदूषण
1580. श्री के. रहमान खान: 
क्या जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि: 
(क) 
क्या यह सच है कि 'वोटर एड' नामक एक अंतरराष्ट्रीय संगठन ने अपने प्रतिवेदन में कहा है कि भारत में पृथ्वी की सतह पर पाया जाने वाला 80 प्रतिशत जल का इसे पीने वालों की सेहत के लिए हानिकारक है; और 
(ख) 
इस स्थिति से उबरने और इस प्रकार के जल की शुद्घता बनाए रखने के लिए मंत्रालय क्या उपचारात्मक कार्रवाई करने का विचार रखता है?
उत्‍तर
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण एवं संसदीय कार्य राज्‍य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल)
(क) और (ख)
केवल शहरी क्षेत्रों में सीमित अध्‍ययन के साथ तैयार राष्‍ट्रीय और चुने गये राज्‍य स्‍तर पर ‘अरबन वॉश: एन एसेसमेन्‍ट ऑफ फीकल स्‍लज मैनेजमेन्‍ट पॉलिसीज़ एण्‍ड प्रोग्राम’ नामक वॉटर एड रिपोर्ट तैयार की गई है और यह पूरे देश की सतही जल गुणवत्‍ता स्थिति नहीं दर्शाती है। 
केन्‍द्रीय जल आयोग 429 मुख्‍य स्‍थानों पर 67 मुख्‍य नदियों 138 सहायक नदियों और 55 उप नदियों की जल गुणवत्‍ता निगरानी करता है। निम्‍नलिखित 9 पैरामीटरों को विषैला माना जाता है और ये मानव और पशुओं के जीवन के लिए बहुत बड़ा खतरा हैं। वर्ष 2015-16 के संबंध में इन 9 पैरामीटरों के आंकड़ों के विश्‍लेषण से पता चलता है कि कई नदियों और स्‍थानों पर इनकी मात्रा अनुमत्‍य सीमा से अधिक है, जिनका ब्‍योरा इस प्रकार है:
	क्र.सं.
	पैरामीटर
	नदियों की संख्‍या
	स्‍थानों/केन्‍द्रों की संख्‍या

	1
	आर्सैनिक 
	1
	1

	2
	कैडमियम
	64
	112

	3
	क्रोमियम
	16
	19

	4
	कॉपर
	8
	10

	5
	शीशा
	47
	55

	6
	निकेल
	38
	56

	7
	जस्‍ता
	परीक्षण के दौरान नदी के पानी में कोई विषैलापन नहीं पाया गया।
	

	8
	आयरन
	66
	110

	9
	पारा
	परीक्षण के दौरान नदी के पानी में कोई विषैलापन नहीं पाया गया।
	


नदियों, झीलों तथा अन्‍य जल निकायों की जल गुणवत्‍ता की निगरानी नियमिततौर पर केन्‍द्रीय प्रदूषण नियन्‍त्रण बोर्ड भी राज्‍य प्रदूषण नियन्‍त्रण बार्डों के साथ मिलकर निगरानी केन्‍द्रों के नेटवर्क के जरिये करता है। केन्‍द्रीय प्रदूषण नियन्‍त्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2015 में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, जैविक प्रदूषण के प्रमुख सूचक- जैव रसायन, आक्‍सीजन मांग (बीओडी) स्‍तर के आधार पर 275 नदियों में 302 प्रदूषित नदी क्षेत्रों की पहचान की गई है। 

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय विभिन्‍न नदियों के पता लगाये गये प्रदूषण क्षेत्रों में राष्‍ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एनआरसीपी) के अंतर्गत राज्‍य सरकारों द्वारा किये जा रहे प्रदूषण समाप्‍त करने के प्रयासों में सहयोग दे रहा है। एनआरसीपी के अंतर्गत शुरू किये गये प्रदूषण समाप्ति के कार्यों में अन्‍य बातों के साथ-साथ कच्‍चे सीवेज को रोक कर उसका मार्ग परिवर्तित करना, सीवरेज प्रणाली का निर्माण, सीवेज परिशोधन संयन्‍त्रों की स्‍थापना, किफायती स्‍वच्‍छता सुविधायें, विद्युत/बेहतर लकड़ी के शवदाह गृह, नदी तट विकास आदि शामिल हैं। एनआरसीपी ने 4517.82 करोड़ रूपये की स्‍वीकृत लागत पर 14 राज्‍यों के 75 कस्‍बों में 31 नदियों (गंगा और उसकी सहायक नदियों को छोड़कर) के प्रदूषित क्षेत्र शामिल किये हैं। एनआरसीपी के अंतर्गत अब तक प्रदूषण को समाप्‍त करने की विभिन्‍न स्‍कीमों के कार्यान्‍वयन हेतु राज्‍य सरकारों को 2180.97 करोड़ रूपये की केन्‍द्रीय सहायता जारी की गई है और 2455.43 एमएलडी (मिलियन लीटर/दिन) सीवेज परिशोधन क्षमता सृजित की गई है।

गंगा बेसिन के विषय में सरकार ने मई, 2015 में 20,000 करोड़ रूपए के परिव्‍यय से 5 वर्षीय नमामि गंगे कार्यक्रम शुरू किया है। सरकार ने पर्यावरणीय प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण और उपशमन तथा निरन्‍तर जल का पर्याप्‍त प्रवाह सुनिश्चित करने हेतु 07 अक्‍टूबर, 2016 की अधिसूचना द्वारा पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 के अंतर्गत केन्‍द्र, राज्‍य और जिला स्‍तर पर प्राधिकरण बनाये हैं ताकि गंगा नदी को उसके प्राकृतिक और प्राचीन स्थिति में फिर से संरक्षित किया जा सके। नगर पालिका सीवेज परिशोधन, औद्योगिक अपशिष्‍ट परिशोधन, नदी सतह की सफाई, ग्रामीण स्‍वच्‍छता, घाट और शवदाह निर्माण कार्य, वृक्षारोपण, जैव विविधता, जागरूकता सृजन और जन पहुंच के रूप में विभिन्‍न कार्यों के लिए 16713.17 करोड़ रूपये की 187 परियोजनाएं मंजूर की गई हैं जिनमें से अब तक 47 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं।
देश में पहचान किए गए झील एवं नम भूमि के संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय हाल ही में केन्द्र सरकार एवं संबंधित राज्य सरकारों के बीच लागत साझा आधार पर जलीय पारिस्थितिकी के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय प्लान (एनपीसीए) नामक स्कीम का क्रियान्वयन कर रहा है। अब तक, एनपीसीए के अंतर्गत 14 राज्यों में 63 झीलों के संरक्षण के लिए परियोजना की स्वीकृति दी गई जिनके तहत सीवरेज प्रणाली एवं सीवेज उपचार संयंत्र बनाने के लिए, सीवेज के इंटरसेप्शन और डायवर्जन, गाद निकालना, आवाह क्षेत्र उपचार, बरसाती जल प्रबंधन आदि जैसे कार्यों को करने के लिए 714.788 करोड़ रूपए की राशि जारी की गई। अब तक, देश में 82 पहचान किए गए नम भूमि के संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए राज्यों तथा अन्य संगठनों को 163.11 करोड़ रूपए की राशि जारी की गई है। 
भारत सरकार ने 2012 में राष्ट्रीय जल नीति तैयार की जिनमें देश में जल संसाधनों के संरक्षण विकास और प्रबंधन के लिए कई सिफारिशें की गईं। राष्ट्रीय जल नीति, 2012 में अन्य बातों के साथ-साथ सुझाव दिए गए किः-
· नदियों, नदी कॉरीडोरों, जल निकायों का संरक्षण तथा अवसंरचना सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से व्यवस्थित योजनाबद्ध तरीके से की जाए। 
· जल स्रोत और जल निकायों को प्रदूषित होने से बचाया जाए। तीसरे पार्टी द्वारा आवधिक आधार पर निरीक्षण की प्रणाली विकसित की जाए तथा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्ध कठोर कार्रवाई की जाए।

*****
